
 Title:  Requests  the  Central  Government  to  decrease  the  admission  fees  from  Rs.35,000  to  Rs.3500  to  enable  115
 SC,ST  and  OBC  students  to  get  admission  in  the  Motilal  Nehru  Engineering  College,  Allahabad,  Uttar  Pradesh.

 श्री  शैलेन्द्र कुमार  (चैल)  :  सभापति  महोदय,  आपने  मुझे  जीरो ऑवर  में  बोलने  का  समय  दिया,  इसके  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  |

 (व्यवधान)

 सभापति  महोदय  :  हमने  शैलेन्द्र  कुमार  जी  को  बुलाया  है,  आप  बैठिए।  इनका  लिस्ट  में  नाम  है।

 श्री  शैलेन्द्र कुमार  (चैल)  :  महोदय,  मैं  आपका  ध्यान  मोतीलाल  नेहरू  इंजीनियरिंग  कालेज,  इलाहाबाद,  उत्तर  प्रदेश  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा।  १९९७  में
 संयुक्त प्रवेश  परीक्षा  के  आधार पर  ११५  अनुसूचित-जाति/जनजाति तथा  पिछड़े  वर्ग  के  छात्रों  का  प्रवेश  नहीं  हो  पाया।  उसका  मुख्य  कारण  यह  था  कि  अखिल
 भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  में  प्रवेश  शुल्क  ३५००  रुपए  से  बढ़ा  कर  ३५,०००  रुपए  कर  दिया  है,  इसलिए  अनुसूचित-जाति/जनजाति तथा  पिछड़े  वर्ग  के  छात्रों
 को  प्रवेश  लेने  में  कठिनाइयां  हो  रही  हैं  ।  वहां  आरक्षण  कोटा  भी  पूरा  नहीं  हो  पा  रहा।  मैं  आपके  माध्यम  से  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहूंगा  कि  जो
 प्रवेश  शुल्क  पहले  ३५००  रुपए  लिया  जाता  था,  क्या  उसी  प्रकार  से  लेंगे  और  जो  ३५,०००  रुपए  प्रवेश  शुल्क  लेने  का  प्रावधान  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा
 परिषद  ने  किया  था,  उस  पर  रोक  लगाएंगे,  क्योंकि  इसकी  वजह  से  पूरे  देश  में  इंजीनियरिंग  कालेज  में  प्रवेश  पाने  बाले  छात्र  वंचित  रह  जाएंगे  और  आरक्षण का
 कोटा  भी  पूरा  नहीं  हो  पाएगा।

 अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करूंगा  कि  इस  विषय  में  अपना  वक्तव्य  देने  का  कष्ट  करें  ।  महोदय,  ११५  छात्रों  के  भविष्य  का  सवाल  है।

 मैं  सरकार  से  मांग  करना  चाहूंगा  कि  इस  पर  कोई  व्यवस्था  दें  ।  (व्यवधान) यह  ११५  छात्र-छात्राओं  के  भविष्य  का  सवाल  है,  कोटा  पूरा  नहीं  हो  पा  रहा  है।

 (व्यवधान)

 तकनीकी  शिक्षा  परिषद  के  इंजीनियरिंग  कालेजों  में  ।

 (व्यवधान)

 मैं  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  पर  कोई  वक्तव्य  दे।

 (व्यवधान)

 माननीय  सभापति  महोदय,  यह  बड़ा  गंभीर  मामला  है।  सरकार  की  तरफ  से  इस  पर  कोई  बयान  आना  चाहिए।


